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�व�ध आयोग ने बीसीसीआई को सरकारी सं�ा मानने क�
�सफा�रश क�
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चचा � म� ��?
 हाल ही म� भारत के �व�ध आयोग ने सरकार से �सफा�रश क�  है �क बीसीसीआई और उसके सभी

सद� ��केट संघ� को सूचना  का  अ�धकार अ�ध�नयम �व�ा  तहत लाया  जाना  चा�हये।
�ात� है �क जुलाई 2016 म� सु�ीम कोट�  ने �व�ध आयोग से यह �सफा�रश करने को कहा  था
�क �ा  बोड� को सूचना  का  अ�धकार अ�ध�नयम के तहत लाया  जा  सकता  है।

बीसीसीआई के संबंध म� �व�ध आयोग क�  �रपोट�

�व�ध आयोग ने �� �प से कहा  है �क सं�वधान  के अनु�ेद  12 के तहत यह सरकारी
सं�ा  होने के सभी मानदंड� पर पूरा  करती है।

अनु�ेद 12
 रा� क� प�रभाषा (भारत क� सरकार व संसद, रा�� क� सरकार� व �वधानमंडल, सभी

�ानीय �ा�धकारी, अ� �ा�धकारी)

�व�ध आयोग का  कहना  है �क कर� म� छूट और स�ी जमीन  हा�सल कर बीसीसीआई
स�कड़� करोड़ �पए के साव�ज�नक धन  का  उपयोग कर रही है। इसी�लये इसके बारे म�
आम जनता  को बीसीसीआई से जवाब-तलब करने का  अ�धकार है।
समयानुसार भारत क�  �वदेश नी�त का  अनुसरण  करते �ए वह पा�क�ान  के साथ
��केट नह� खेलती। साथ ही, भारतीय  बने रहने के �लये �कसी �वदेशी �खलाड़ी को अपनी
टीम म� शा�मल भी नह� करती है।
भारतीय  �खलाि़डय� के प�रधान� म� �तरंगे और अशोक च� का  इ�ेमाल भी �कया  जाता
है।
सरकार के तहत आने वाले खेल संघ� क�  तरह ��केट �खलाि़डय� को अजु�न  अवाड� �दान
�कये जाने क�  अनुसंशा  भी करती है।
कानून  मं�ी को स�पी गई �रपोट�  म� �व�ध आयोग ने बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे म�
लाने क�  ज़ोरदार वकालत करते �ए कहा  है �क यह देश क�  ऐसी खेल सं�ा  है, �जसका
नाम युवा  काय��म व  खेल मं�ालय  क�  वेबसाइट पर खेल संघ� क�  सूची म� शा�मल नह�
है। 
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इस सूची म� बीसीसीआई का  नाम शा�मल करते ही यह आरटीआई के दायरे म� आ जाएगी।


